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भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमटेड व अन्य आदि।
बनाम
विजय डी, कास्बे व अन्य आदि।
(सिविल अपील क्रमांक 2911-2920/2023)
18 अप्रैल 2023
[ न्यायमूर्तिगण वी. रामसुब्रमणियन और पंकज मिट्ठल]
	सेवा कानून- सरकारी कर्मचारियों का कारखाना अधिनियम की धारा 59(1) के अंतर्गत अधि समय दावा- अस्वीकृति आदेशित: किसी सिविल पद पर या संघ या राज्य सरकार की सिविल सेवाओं में नियुक्ति ऐसा कोई रोजगार नहीं है जो सेवा के अनुबंध या केवल श्रम कल्याण कानूनों द्वारा सख्ती से शासित हो, परंतु इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 या उसके परंतुक के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले नियमों व कानूनों द्वारा संचालित होता है। कारखानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों के विपरीत, लोक सेवा में ऐसे व्यक्ति जो सिविल पदों या संघ या राज्य की सिविल सेवाओं के धारक हैं उन्हें सदैव सरकार के लिए कार्य निष्पादन के लिए तत्पर रहना चाहिए- वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं का दावा उस समय का है जब वे केंद्र सरकार के सेवक थे- अतः, उत्तरदाता जो उस समय सिविल पदों पर आसीन या राज्य सरकार की सिविल सेवाओं में कार्यरत थे, वे 1948 के अधिनियम के अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के लाभ का दावा नहीं कर सकते थे, जो सेवा नियमों को अस्वीकार करते हैं- प्राधिकरण व उच्च न्यायालय के आदेश स्वीकार्य नहीं है- उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार किया गया- कारखाना अधिनियम 1948 - अध्याय VI- धारा 59(1)- भारतीय संविधान अनुच्छेद 309, 313 - मौलिक नियम व पूरक नियम 1922 г.11
	कारखाना अधिनियम 1948- अध्याय VI -धारा 64- महाराष्ट्र कारखाना नियम, 1963 - नियम 100 आदेशित किया गयाः नियमों की धारा 64 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार को शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वह छूट देने वाले नियमों को बना सके और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नियम 100 को बनाया है जहां पर परवेक्षक पद को नियम-100 के अंतर्गत लिया, और जिस कारण से यह पद पर इस अधिनियम का अध्याय VI के प्रावधान लागू नहीं होते हैं- एवम् ए सी आर में इंगित कर्तव्यों की नियमावली में यह भी नहीं बताया गया है कि उत्तरदाताओं को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किसी प्रकार का शारीरिक श्रम या लिपिकीय कार्य नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में यह भूल कि कुछ कार्यों को निष्पादित करने के लिए जैस कि मशीनरी के निर्वाध रूप से संचालित करने के लिए फीडर, साइड ले डबल शीट डिटेक्टर, फोटोसेल आदि में आई हुई गड़बड़ी को ठीक करना, शारीरिक श्रम है।
	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227, 136, प्राधिकरण द्वारा इनके अनुक्रम से अभिलखित तथ्यों से अभिनिर्धारित किया गया आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226/227 में प्राप्त पर्यवेक्षी शक्तियो का प्रयोग या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 136 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अभिलिखत तथ्यो में हस्तक्षेप करने के लिए अग्रसर नही होगे - हालाँकि  वर्तमान मामले में दो भिन्न  मामलो   में सामान पर्यवेक्षी  पद पर आसीन दो अलग- अलग कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका के लिए केंद्रिय प्रशासनिक प्राधिकरण प्राप्त तथ्यो के एक आधार पर पूर्णतः विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचा जो कि एक साथ अस्तित्व मे नही हो सकते हैं। 
	सेवा कानून संघ/ राज्य के सिविल सेवाओं में व्यक्ति संघ राज्य के अंर्तगत सिविल पदो पर आसीन व्यक्ति सेवा  विषय (सर्विस मेटर) भत्तो के दावों  आदि के लिए प्रधिकरण के समक्ष वाद दायर करना प्राधिकरण के कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्राशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के धारा 28 कि उपधारा 3(q)
	औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 कारखाना अधिनियम कि घारा की धारा 2(s) कारखाना अधिनियम की धरा 2 (i )अभिनिधर्धारित :वर्कमैन कि परिभाषा 1947 के अधिनियम का धार (२) मे पर्यवेक्षी पदक्षमता में कार्यरत व्यक्तियो को  विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है परंतु 1948 के अधिनियम  कि 2(i ) में वर्कर/ कार्यकर्ता   शब्द कि परिभाषा में ऐसा कोई बहिष्कार नहीं करता है।
	न्यायालय / न्यायाधिकरण इस बात पर विशेष ध्यान देंगे की अलग - अलग  रोजगार श्रेणीयो के लिए अलग प्रचल/ मानको को लागु करेंगे
	अपीलो को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया
	1.1 दुगने  अधिसमय भत्ते के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं का दावा पूरी तरह से 1998 से 2005 के मध्य समय के दौरान उत्पन्न हुआ चूँकि  निगम का गठन 13.1.2006 में किया गया था तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन मुद्रा एवं टंकण विभाग की सभी 9 इकाइयां आती है का हस्तांतरण निगम को 10.2.2006 को किया गया था उत्तरदाताओं का दावा निश्चित रूप से तब उत्पन्न हुआ जब वह केंद्र सरकार के कर्मचारी थे अन्य शब्दों में कहा जाए तो उनके दावा तब उत्पन्न हुआ जिन्हें सेवावाद का मामला मानते हुए सेवा या सिविल पद धारकों के संबंध में नियुक्त व्यक्तियों के सेवा मामले के संबंध में माना जाना चाहिए सेवा मामलों की परिभाषा प्रशासनिक अधिनियम 1985 की धारा 3(q) में दी गई है तथा धारा(3) की उप धारा(q) के (i) मैं यह देखा गया है कि भत्तो समेत पारिश्रमिक से संबंधित कोई भी मुद्दा एक सेवा मामला है और यहां 1998 से 2006 तक उत्तरदाता या तो सिविल पद धारक थे या संघ की सिविल सेवाओं में नियुक्त किए गए थे और इसी कारण वर्ष उत्तरदाताओं ने दावों के न्याय निर्णय के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में वाद लाया 
	1.2 प्राथमिक रूप से संघ या राज्य की सिविल सेवाओं में धारण करने व्यक्तियों या संघ और राज्य के अधीन सिविल पदों के व्यक्तियों की सेवा के नियम व शर्तें या तो संविधान के अनुच्छेद 309 के संदर्भ में पारित  उपयुक्त विधान मंडल के अधिनियमों द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है इसलिए जब भी सेवा मामलों से संबंधित कोई विवाद जिसमे भत्तों का दावा शामिल है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया जाता है तो न्यायाधिकरण का प्रारंभिक कर्तव्य यह देखना होता है कि अनुच्छेद 309 के मुख्य भाग के अंतर्गत लघु प्रासंगिक अधिनियम या अनुच्छेद 309 के परतुक प्रावधानों के अंतर्गत आदेशित नियमों द्वारा क्या प्रावधानित किया गया है किसी सिविल पर या संघ/ राज्य की सिविल सेवाओं में की गई नियुक्ति एक दर्जा है यह सेवा अनुबंध या केवल श्रम कल्याण कानून द्वारा सख्ती से शासित रोजगार मात्र नहीं है बल्कि अनुच्छेद 309 के प्रावधानों तथा इसके परंतुक के अंतर्गत स्थापित वैधानिक नियमों द्वारा निर्मित पद है वास्तव में भारत सिविल सेवा का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है और ऐसे नियम लागू थे जैसे की मौलिक नियम व पूरक नियम( एफ.आर.एस.आर.) जो वर्ष 1922 में जारी किए गए थे जो 1.1.1922 से प्रभावी रूप से लागू हुए थे संविधान के अनुच्छेद 313 उद्घोषित करता है कि जब तक संविधान के अंतर्गत अन्य प्रावधान नहीं किए जाते हैं तब तक संविधान के लागू होने से तुरंत पहले के सभी कानून संविधान और किसी भी लोक सेवा या पद पर लागू रहेगा इसी कारण से 1922 के मौलिक नियम सिविल पदों के धारको और भारतीय संघ/ राज्य के सिविल पदों पर मान्य व लागू रहेगा.( पैरा-20-22)(258-E-H;259-A-B)
	1.3 कारखाने और औद्योगिक निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के विपरीत सिविल पदों पर आसीन या संघ/ राज्य सरकार के सिविल पदों पर नियुक्ति व्यक्ति सदैव ही सरकार के आदेशों के आगे नत रहेंगे। और इसी नियम के अधीन ऐसे सिविल पदों पर आसीन और कार्यरत किसी भी कर्मचारी के पास दुगने अधिसमय भत्ते के भुगतान का कोई अधिकार उत्तरदाता के पास नहीं है कोई भी व्यक्ति वैधानिक नियमों से बाहर अन्य किसी भी प्रकार के लाभों का दावा नहीं कर सकता दुर्भाग्य वश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उन नियमों और कारखाने में रोजगार और सरकारी सेवा यह सिविल पदों पर रोजगार के बीच के अंतर को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया है(24-25)(259- E,G-H,260A)
	1.4 ऐसे व्यक्ति जो सिविल पदों पर आसीन नहीं है ना ही राज्य के सिविल पदों पर कार्यरत है अपितु ऐसे पद जिनका 1948 के अधिनियम के अंतर्गत शासित किया जाता है को सप्ताह में 6 दिन कार्य कुछ सुनिश्चित घंटे के लिए कार्य करना होगा जैसे की धारा 51 के अंतर्गत सीमित कार्य घंटे, धारा 52 के अंतर्गत साप्ताहिक छुट्टियां धारा 54 के अंतर्गत निर्धारित घंटे के लिए काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा, आदि। कारखाना अधिनियम के दायरे में आने वाले श्रमिकों को आवधिक वेतन आयोग के माध्यम स्वत वेतन संशोधन का लाभ नहीं मिला जैसा कि सरकारी सेवाओं में आसीन व्यक्तियों को मिलता है सिविल सेवा पद्  राज्य की सिविल सेवा पदों पर आसीन व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है और इसके लिए उत्तरदाताओं द्वारा किए गए दावों को न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है और इसके निवारण के लिए उचित जांच और अवलोकन उसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है जिससे दोनों ही पक्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकल जाए यह मानते हुए धारा 64(1) के अंतर्गत राज्यों को विशेषाधिकार के रूप में छूट देने वाले नियम बना सकता है और अध्याय VI के अंतर्गत धारा 64(1) के नियम को प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नियम 100 को बनाया गया है जाहिर तौर पर  पर्यवेक्षक का पद नियम 100 में शामिल किया गया है की अध्यायVI के प्रावधानों के अंतर्गत आने की छूट दी गई है और इसी के ए. सी. आर. के अंतर्गत कर्तव्यों को इंगित करने वाली सारणी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जिससे यह निश्चित हो की उत्तरदाताओं को अपने नियमित कर्तव्यों में नियमित शारीरिक श्रम या लिपिकीय कार्य करना चाहिए और इसके लिए अभी निर्धारण करते समय उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न यंत्रों के सुचारू व अवरोध रहित संचालन के लिए कार्य करते वक्त यंत्रों जैसे फीडर, डबल ए शीट- डिक्टेटर, फोटो सेल आदि में आई हुई गड़बड़ी को ठीक करना आदि को भूलवश शारीरिक श्रम मानना। किसी भी मामले में उत्तरदाताओं द्वारा सिविल पद पर आसीन रहते हुए या राज्य की सिविल सेवा पदो पर वर्ष 2006 तक आसीन रहते हुए अध्यायVI के अंतर्गत प्रावधानों में दिए गए लाभों की मांग करना सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन। यहां इस मामले में न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी सेवाओं में व्यक्तियों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के बीच के अंतर तथा उत्तरदाताओं की सेवा की शर्तों पर वैधानिक नियमों के पडने वाले प्रभाव पर भी कोई विचार नहीं किया सरकारी सेवा पर आसीन व्यक्तियों पर अतिरिक्त घंटे कार्य करने का है दायित्व भी शामिल है न्यायाधिकरण सामान पर्यवेक्षी पदों पर आसीन व्यक्तियों के सेवा के संबंधित तथ्यों के पूर्णता विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा उच्च न्यायालय ने उसे विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया था ।यद्यपि अपीलकर्ता जिन्हें पहले से ही ऐसे लाभों का भुगतान कर दिया गया था से किसी भी प्रकार की कोई वसूली/ उगाही का आदेश नहीं दिया( पैरा- 27 -29 - और 41)( 260-C -E, 261-E)( G-H, 262A-B , 263-H, 264A -c ) 
बर्मा शेल तेल भंडारण व वितरण कंपनी भारत लिमिटेड विरुद्ध बर्मा शेल प्रबंधन कर्मचारी संगठन व अन्य(1970-(3)SCC 378:(C1971)2SCR 758)- लागू नहीं निर्धारित ।
संदर्भित कानून मामले
	सिविल अपील न्याय निर्णय- सिविल अपील सं 2911 -2920 वर्ष 2023
	उच्च न्यायालय के दिनांक28.06.2018 के निर्णय आदेश द्वारा रिट याचिका सं 7055, 7784, 7157 7257, 7271, 7480, 7758, 8273 वर्ष 2010,2603- वर्ष 2007 व 8227 वर्ष 2010
	ध्रुव मेहता ,वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक कुमार, हरमन सिंह संधू, राहुल श्याम भंडारी, श्याम आर अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलर्थियों के लिए 
	विंद्र केशव राव अदसुर, के परमेश्वर, यश प्रशांत सोनवाने, रोहन दराडे, लव मिश्रा, संदीप सुधाकर देशमुख, निशांत शर्मा, तुषार डी बेलकर, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए
	न्यायालय का न्याय निर्धारण वि सुब्रमण्यम जे,  द्वारा दिया गया
	अनुमति दी गयी । 
	2. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सामान्य आदेश को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टित  आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित किया गया करमचारी चाहे वह पर्यवेक्षक के पद पर काम कर रहे हो दुगने अधिवेतन भत्ते के अधिकारी होंगे भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंधन में कार्यरत हो या ऐसे अपीलों के साथ आए कोई भी कर्मचारी हो
	3. हमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता जो अभिलार्थी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं और श्री आर के अधुसुरे , श्री परमेश्वर और श्री एस एस देशमुख विद्वान अधिवक्ता जो उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत हुए हैं को सुना 
	4.इस प्रस्तुत मामले का इतिहास अच्छी वह बुरी बातों के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें सौभाग्य व परेशानियां दोनों एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए रहे हैं और जहां तक जरूरी है वहां तक हम इसके इतिहास के चिन्हों को इस प्रकार देखेंगे:-
(i) वर्ष 2005 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन मुद्रण में टंकण के लिए 9 उत्पादन इकाइयां थी जिनके नाम निम्न है चार भारत सरकार टकसाल, दो मुद्रा (करेंसी नोट) प्रेस से दो प्रतिभूति मुद्रण प्रेस एक प्रतिभूति पेपर मिली थी जिसे वर्ष 2006 में भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी का अस्तित्व13.01.2006 को आया जिसका उद्देश्य उक्त सारी 9 इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, रखरखाव, व संचालन करना था। जो अब तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन कार्य कर रहे थे परंतु इसका वास्तव हस्तांतरण 10. 2 .2006 से प्रभाव में आया
(ii) और प्रबंधन के इस हस्तांतरण से संपूर्ण कार्य बल का भी स्वत हस्तांतरण जिसमें इन सभी नौ इकाइयों की संपत्तियों और दायित्वों के साथ-साथ व निर्मित निगम के पास इन पर चले गए सभी दावे मुकदमे जिसमें वर्तमान मामला भी एक है इस हस्तांतरण से आ गए
(iii) वर्ष 1988 के एक आदेश दिनांक 21.12.1998 को विशेष अधिकारी( मुद्रा व टकसाल) आर्थिक मामले विभाग ,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसके अनुसार कारखाने तथा मंत्रालय के कर्मचारी जो की इकाइयों के पर्यवेक्षक कर्मचारी हैं और गैर राजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन्हें अतिरिक्त घंटे के किए गए कार्य के लिए प्रतिकार दिया जाएगा उक्त आदेश से यह इंगित और निर्देशित किया गया कि यह विशेष भत्ता के अधिकारी होंगे जो की अधिवेतन के रूप में अतिरिक्त घंटे कार्य करने पर दे होगा जो की प्रतिमा 9 घंटे कार्य करने पर मासिक ₹600 तथा ₹100 प्रति माह और 1400 रुपए प्रतिमाह क्रमशः 10 घंटे व 11 घंटे काम करने के लिए
(iv) भारत सरकार द्वारा बाद में जारी के आदेश दिनांक 11.04.2000 से यह स्पष्ट किया गया कि जिस किसी भी कर्मचारी जिनका मूल वेतन की पूर्व संशोधित पैमाने में प्रतिमा 2200 रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक है वे अधीसमय वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे।
(v) वर्ष 1988 में आठ व्यक्तियों के समूह जो की पर्यवेक्षक कार्य अभियंता, अनुभाग अधिकारी के रूप में मुद्रा( करेंसी नोट) मुद्रण प्रेस नासिक में कार्यरत थे के द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन एक रिट याचिका संख्या 3150 वर्ष 1988 को दायर कर  अधिसमय भत्ते का दावा किया उक्त रिट याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को वर्ष 1995 में हस्तांतरित किया गया इस याचिका को उन याचिकाओं के साथ सम्मिलित करते हुए जो सीधे न्यायधीकरण के समक्ष दायर की गई थी 25.7.1997 को एक सम्मिलित आदेश जारी करते हुए न्यायाधिकरण में खारिज करते हुए बताया कि अधिसमय भत्ते का दावा जो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आता है पर सुनवाई करना उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है
(vi) न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25 .7.1997 को दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में कुछ अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान पर्यवेक्षी कर्मचारी एक और समूह(ए के विश्वास और 20 अन्य) द्वारा सामान मांग करते हुए ओ.ए. सं 26 वर्ष 2000 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया गया केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अन्य मामलों में दिनांक 25.7.1997 को दिए आदेश के अनुरूप दिनांक 19.1.2001 आदेश पारित करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।
(viii) तत्पश्चात ए.के विश्वास व20 अन्य  द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 एक 2005 जारी आदेश द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को उक्त मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। और इसके पश्चात न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 4 .4. 2005 को ए के विश्वास व अन्य का आवेदन स्वीकार कर लिया। परंतु बॉम्बे हाई कोर्ट में भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका पर आदेश देते हुए न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज करते हुए कारण दिया कि उक्त आदेश देते समय न्यायाधिकरण ने मुंबई दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 70 में हुए संशोधन पर विचार नहीं किया है और इस कारण वश मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.1. 2006 का आदेश द्वारा दूसरी बार मामला न्यायाधिकरण को वापस भेजा गया मुंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 31. 1. 2006 को ए.के . विश्वास व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर दूसरे रिमांड आदेश के साथ न्यायालय में पूर्व लंबित याचिकाओं को अनुमति दी जिससे सबसे पहले दायर की गई वर्ष 1988 की याचिका भी शामिल थी को मामले के पुनर निर्धारण के लिए नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण वापस भेज दिया गया
(ix) परंतु रिमांड के पश्चात दुर्भाग्यवश प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पहले ए के विश्वास और अन्य द्वारा दायर की गई ओ. ए. सं 26 वर्ष 2000 पर विचार किया गया और इसे दिनांक 15 .9 .2006 को आदेश जारी करते हुए खारिज कर दिया
(x) ए क विश्वास व अन्य की याचिका पर आदेश जारी करने के लगभग 4 वर्ष पश्चात 9.6.2010 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 1995 से लंबित (1988 में दायर रिट याचिका शामिल है जिसे 1995 में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया था) सभी याचिकाओं पर एक सम्मिलित आदेश जारी करते हुए अभी निर्धारित किया की 1948 के अधिनियम की धारा 59(1) के शर्तों के अंतर्गत है सभी आवेदन करता दुगने अधिसमय भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और ऐसा अधीनिर्णय देते हुए प्राधिकरण ने राहत को संबंधित याचिका दायर करने से पहले केवल दो वर्षों का अवधि तक सीमित कर दिया
(xi) न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 15.9.2006 को जारी आदेश से ए के विश्वास व अन्य की याचिका खारिज हो गई जिससे असंतुष्ट होने पर ए क विश्वास व अन्य में उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2603 वर्ष 2007 को दायर की
(xii) और इसी समय निगम के अस्तित्व में आ जाने से भारत संघ व निगम के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति मुद्रण व मुद्रा (करेंसी नोट) प्रेस ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 9.6.2010 को दिए गए दूसरे आदेश को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाएं दायर की।
(xiii) अन्य शब्दों में कहा जाए तो पहले रिट याचिका का विषय वस्तु न्यायाधिकरण द्वारा एक कर्मचारी समूह (ए के विश्वास व अन्य )के दावे का खारिज किया जाना था वहीं दूसरी अन्य अलग से दायर की गई रिट याचिकाओं का विषय वस्तु न्यायाधिकरण द्वारा कर्मचारियों के अन्य समूह को दिए गए राहत आदेशों के विरुद्ध था
(xiv) मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.2018 का सामान्य आदेश जारी करते हुए भारत संघ तथा निगम द्वारा दायर की गई सभी यचीकाओं को खारिज कर दिया। और ए के विश्वास व अन्य की याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने यह पाया कि सभी कर्मचारियों को समान रूप से रखा गया था वे सभी कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को प्राप्त हुए लाभों के समान हकदार थे। तथा यह भी पाया कि कुछ कर्मचारियों ने प्रबंधन के साथ समझौता कर लिया था और इसलिए रहता सिर्फ उन कर्मचारियों को प्राप्त होगी जिन्होंने प्रबंधन से कोई समझौता नहीं किया हुआ था। परिणाम स्वरुप उच्च न्यायालय ने ए के विश्वास व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका  पर फैसला देते हुए उन कर्मचारियों के लिए राहत आदेश जारी किया जिन्होंने प्रबंधन के साथ समझौता नहीं किया था
(xv)उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 .6 .2018 को पारित उक्त आदेश के विरुद्ध निगम ने उपरोक्त अपील दायर की।
	5. ऊपर दिए गए तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हमारे विचार के लिए जो एकमात्र प्रश्न आता है वह है: क्या पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत व्यक्ति कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59(1) की परिभाषा में दुगने अधीसमय भत्ते को प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं?
	6. कर्मचारी दुगने अधिसमय भत्ते के अधिकारी होंगे या नहीं को अभी निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण ने दो अनुमान लगाए(i) यह की कारखाना अधिनियम 1948 की धारा2(m) मैं परिभाषित "कारखाना" शब्द के अनुसार ही भारतीय प्रतिभूति मुद्रण, मुद्रा( करेंसी नोट) मुद्रण व भारतीय टकसाल भी कारखाना ही माना जाएगा।(ii) यह कि यहां के कर्मचारी भी कारखाना अधिनियम 1948 की धारा2(i) में परिभाषित कर्मचारियों की श्रेणी में ही आएंगे। और इसी के परिणाम स्वरुप ही न्यायाधिकरण ने यह माना की इन कारखानों के पर्यवेक्षक भी सामान्य रूप से अधिसमय कार्य करने के लिए अधिसमय वेतन के अधिकारी होंगे जैसा कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59(i) परिभाषित किया गया है
	7. परंतु भारत संघ द्वारा इसके विरुद्ध तर्क देते हुए बताया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 64(1) के अंतर्गत अध्यायVI के प्रावधानों कुछ श्रेणी के कर्मचारी पर लागू न करने की छूट न देने वाले अधिकार राज्य सरकार के पास है। जिसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र कारखाना अधिनियम 1963 के नियम 100 पर्यवेक्षक पद के कर्मचारियों का अध्यायVI के प्रावधानों को लागू नहीं होने की श्रेणी में रखा पर्यवेक्षक पद के कर्मचारी अपने दैनिक कर्तव्य शारीरिक श्रम या लिपिकीय नहीं करने थे। भारत संघ द्वारा उठाए गए ऐसे मतों पर न्यायाधिकरण ने आवेदनों के अधीन निर्णय दिनांक 9. 6 .2010 को करते हुए निम्न प्रश्नों को उठाया था:-
" क्या उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और कारखाना अधिनियम की धारा 64(1) के प्रावधानों जिनके साथ महाराष्ट्र कारखाना नियम 1963 के नियम 100 को प्रावधानों को साथ में मानते हुए तथा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59(1) हमें परिभाषित किया गया है क्या आवेदन करता जिन्होंने ओ ए का आवेदन दिया है वे दुगने अधिसमय वेतन भत्तों के अधिकारी होंगे?
	8. उपरोक्त मुद्दों का निर्धारण करने के पश्चात न्यायाधिकरण में तथ्यों के अवलोकन पर निष्कर्ष दर्ज किया कि न्यायाधिकरण में आए हुए आवेदन करता अपने दैनिक कार्यों में नियमित रूप लिपकिय कार्य कर रहे थे जिससे कारखाना नियम 1963 के नियम सं 100 उन पर लागू नहीं होकर उसके परंतुक लागू हो रहे थे। इसी कारण वश में न्यायाधिकरण ने यह अधिनियमित किया कि आवेदन करता दुगने अधिसमय भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी हैं
	9. इसके ठीक विपरीत इसी न्यायाधिकरण में 15.9.2006 के अधीन निर्धारित मूल आदेश देते समय जो ए के विश्वास में अन्य द्वारा दायर किया गया में आदेशित किया था की क्योंकि आवेदन करता अपने नियमित कार्य के रूप में कोई शारीरिक श्रम व लीपकिया कार्य नहीं करते हैं और कारखाना नियम 1963 के नियम सं 100 के अंतर्गत प्रावधानों के अधीन कार्य करते हैं और इसी कारण वश में दुगने अधिसमय भत्ते के अधिकारी नहीं होंगे। जैसा कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 59(1) द्वारा को प्राप्त करने की श्रेणी से बाहर थे।
	10. इस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कर्मचारियों के दो समूह द्वारा  दायर याचिकाओं के अधीनिर्णय में दो संपूर्ण रूप से विपरीत ध्रुवीय निर्णय पर आए जिसमें आवेदनकर्ता कर्मचारीयो समान रूप से तैनात थे व सामान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। हमारे द्वारा इस तथ्य को दर्ज करने का कारण यह है कि सामान्य परिस्थितियों में अनुच्छेद 226/227 के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 136 द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अग्रसर होना नहीं है। परंतु इस मामले में न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष से दो पूर्णतया विपरीत निष्कर्ष का होना जो एक साथ नहीं हो सकते हैं विचारणीय है।
	11. और उपरोक्त इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अब हमें प्रतिद्वंदी विवादों पर आगे विचार करना होगा। 
	12. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता द्वारा यह तर्क दिया गया कि(1) उत्तरदाताओं को सौंप गई कर्तव्य की सूची के परिसिलान से, जैसा कि ए सी आर द्वारा परिलक्षित होता है यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है की उत्तरदाता पर्यवेक्षी कर्तव्यों का पालन करने के लिए 50 से 100 कर्मचारियों का नियंत्रण कर रहे थे(ii) और जिस प्रकार बर्मा सेल तेल भंडारण व वितरण कंपनी भारत लिमिटेड बनाम बर्मा सेल प्रबंधन कर्मचारी संघ व अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए अधिनिर्णित किया गया कि कोई कर्मचारी जो मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कार्य करता है वह कामगार / श्रमिक की श्रेणी में लिपिकीय/यांत्रिकीय कार्य करने मात्र से नहीं आ जाता(iii) यह के न्यायाधिकरण व साथ-साथ में उच्च न्यायालय भी कारखाना नियम 1963 के नियम संख्या 100 का दायरा उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में वीफल रहा है। और(iv) यह कि श्रमिकों की तुलना में उच्च वेतन मान का आनंद लेने वाले पर्यवेक्षक श्रमिकों को देय अधिसमय भत्ते के लाभ का दवा नहीं कर सकते।
	13. जिसके जवाब में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के परमेश्वर द्वारा यह तर्क दिए गए(i) यह के उपरोक्त वर्मा सेल तेल भंडार व वितरण कंपनी भारत लिमिटेड का इस मामले से किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता। जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित" कामगार /श्रमिक" कारखाना अधिनियम 1948 में दी गई परिभाषा काफी अलग है(iii) यह कि न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय ने यह साक्ष्य पर पाया कि उत्तरदाताओं द्वारा अपने नियमित कर्तव्य के रूप में शारीरिक श्रम व लिपकिय कार्य किया जा रहा था और इसी कारण वर्ष कारखाना नियम 1963 की नियम संख्या 100 उन पर लागू नहीं होती, और(iv) यह की अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है(ii) जैसा कि बर्मा सेल तेल भंडार व वितरण कंपनी भारत लिमिटेड मामले में प्रतिपादित प्रमुख प्रकृति परीक्षण इस मामले में लागू नहीं होगा
	14. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस एस देशमुख की ओर से तर्क दिया गया(i) यह की कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 64(i) के परंतुक एक अपवाद बनाते हैं कि अधिसमय भत्ते के संबंध में दावा करने के लिए वह व्यक्ति जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 1(6) के प्रावधानों के अनुरूप देय वेतन की निर्दिष्ट सीमा से अधिक वेतन प्राप्त करता है(ii) यह की उत्तरदाताओं पर कारखाना अधिनियम की धारा 64(i) के परंतुक के अपवाद के परिणाम स्वरूप कारखाना नियम 1963 के नियम सं 100 लागू नहीं होती (iii) यह कि न्यायाधिकरण द्वारा स्वयं ही समान रूप से पर्यवेक्षक पद के कर्मचारियों के आवेदनों में उनके पक्ष में निर्णय /आदेश पारित किए हैं जिसका विवरण उपरोक्त अपीलों के लिए ए के विश्वास द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुच्छेद5 प्रदत्त है और इसलिए न्यायालय से इस मामले में न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं
	15. हमने सभी प्रतिद्वंदी विवादों पर सावधानी पूर्वक विचार किया है।
	16. इस बात को ध्यान में रखते हुए की कर्मचारियों द्वारा अधिसमय भत्ते के भुगतान की मांग पूर्ण रूप से वर्ष 1988 से 2005 के अवधि काल के लिए किया गया है। क्योंकि निगम का गठन 31.1.2006 को हुआ और इसके अंतर्गत आने वाली सभी 9 उत्पादन इकाइयां भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुद्रा मुद्रण वह टकसाल विभाग के अधीन थे का हस्तांतरण निगम में 10.1.2006 को किया गया था और निश्चित रूप से यह दावा तब उत्पन्न हुआ जब वह केंद्रीय सरकार के कर्मचारी थे। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यह था दावा" भारत संघ के सेवा कार्य में कार्यरत" व्यक्ति जो" सिविल पद धारक" हो के" सेवा मामले" माना जाना चाहिए
	17. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा3(q) परिभाषित शब्द "सेवा मामले" अभिव्यक्ति प्रदान की गई है।
" धारा 3 परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ अन्यथा न हो:-
xxx         xxx         xxx      
(q) सेवा मामले:- किसी व्यक्ति के संबंध में" सेवा मामले" का अर्थ संज्ञा किसी राज्य के कार्यों में अपनी सेवा से संबंधित सभी परिस्थितियों/ शर्तों से है
या किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य प्राधिकार जो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर भारत सरकार के नियंत्रण में जैसा भी मामला हो या किसी निकाय या समिति सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में होकर संबंध में:- 
(i) पारिश्रमिक ( भत्तों सहित) पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ;
(ii) सेवा कल जिसमें शामिल हो पुष्टि, वरिष्ठता, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन सहित कार्यकाल, पूर्वकालिक सेवानिवृत्ति, वह सेवानिवृत्ति
(iii) किसी भी प्रकार की छुट्टी
(iv) अनुशासनात्मक मामले
(v) कोई अन्य मामले जो भी हो।
	18. धारा 3 के खंड(q) के उपखंड(q) यह दर्शित होता है कि पारिश्रमिक जिसमें भत्ते शामिल है से जुड़ा कोई भी मामला सेवा मामला है। उत्तरदाता वर्ष 1988 से लेकर 2006 तक की अवधि में संघ की सिविल पदों के धारक थे या संघ की सिविल सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए थे
	19. इसलिए ही उत्तरदाताओं ने सेवा काल से जुड़े मामलों के न्यायनिर्धारण के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में आए। उत्तर वादी इस मामले के वाद निर्णय के लिए श्रम न्यायालय जो की 1947 के अधिनियम के अंतर्गत गठित है तथा अन्य श्रम कल्याणकारी कानून के अंतर्गत गठित सक्षम प्राधिकरण 1985 अधिनियम की धारा 28 के अधीन क्षेत्राधिकार वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय के समक्ष नहीं गए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आधारभूत प्रश्न की ओर विचार किया जाना चाहिए।
	20. मुख्य रूप से संघ या राज्य की सिविल सेवा में सेवा करने वाले व्यक्ति की सेवा के नियम व शर्तों और संघ या राज्य की सिविल पद धारकों की सेवा के नियम व शर्तों का विनियमन संविधान के अनुच्छेद 309 के संदर्भ में पारित उपयुक्त विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों से या अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग कर बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इसलिए, जब कभी सेवा मामले से जुड़ा कोई विवाद जिसमे भत्तों के भुगतान का दवा शामिल है को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया जाता है न्यायाधिकरण का यह मुख्य कर्तव्य यह देखता है कि इसके लिए संबंधित अधिनियम जो संविधान के अनुच्छेद 305 के मुख्य भाग या अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा आए गए नियमों में क्या दिया गया है।
	21. यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि सिविल पद पर या संघ या राज्य के सिविल सेवाओं में हुई नियुक्ति एक समान दर्जा है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 या उसके परंतुक के अंतर्गत बनाए गए कानून व वैधानिक नियमों से अधिशाषित होती है ना की सामान्य सेवा अनुबंध या श्रम कल्याण कानून द्वारा सख्ती से शासित किसी रोजगार द्वारा।
	22. वास्तव में भारत में सिविल सेवा का इतिहास एक सदी से भी ज्यादा पुराना है और इसके लिए बनाए गए नियम थे, जैसे कि संवैधानिक नियम व पूरक नियम( एफआरएसआर) जो काफी पहले वर्ष 1922 में जारी किए गए थे जो 1.1.1922 प्रभावी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 313 में उद्घोषित है कि संविधान के लागू होने के पूर्व से सार्वजनिक सेवा व पद पर प्रभावी कानून व नियम संविधान प्रभावित होने के बाद भी प्रभावित रहेंगे यही कारण है कि वर्ष 1922 के मौलिक नियम सिविल पद के धारकों और राज्य की सिविल सेवाओं के धारकों पर आज भी लागू होते हैं।
	23. यह भी ध्यान रखने योग्य है कि देश में रोजगार को प्रमुख रूप से तीन अलग श्रेणियां में विभाजित किया गया है वह है:-(i) ऐसे रोजगार जो वैधानिक रूप से संरक्षित श्रम कल्याण कानून के अंतर्गत आते हैं जिस क्षण व अनुचित श्रम आचरण की रोकथाम की जा सके(ii) ऐसे रोजगार जो पूर्णतया श्रम कल्याण कानून के दायरे से बाहर होते हैं और इसलिए संविदा की शर्तों के अधीन आते हैं;(iii) सिविल पदों पर आसीन व्यक्तियों या संघ/ राज्य की सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति या किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित विवाद के निराकरण करते समय किया न्यायालय या न्यायाधिकरण को रोजगार की इन तीन अलग-अलग श्रेणियां पर लागू विभिन्न मानकों को ध्यान में रखना चाहिए।
	24. कारखाने और औद्योगिक निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के ठीक विपरीत पदों पर आसीन या संघ/ राज्य सरकार के सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्ति सदैव ही सरकार के आदेशों के आगे नत रहेंगे। मौलिक नियमों की नियम संख्या 11 इसे बताते हुए हैं की :-
" जब तक की किसी भी मामले में यह अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदत्त नही किया जाता है , एक सरकारी कर्मचारी का पूरा समय सरकार के निपटान में है जो उसे भुगतान करती है, और उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावे के बिना उचित प्राधिकरण द्वारा आवश्यक किसी भी तरीके से नियोजित किया जा सकता है और उसके लिए ऐसी अपेक्षित सेवाओं का भुगतान स्थानीय निधि से या निर्गमित निकाय निधि के सामान्य राजस्व से किया जाए या नहीं, जो पूर्णत या पर्याप्त रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है।"
	25. उपरोक्त नियम के आलोक में, वास्तव में उत्तरदाताओं के पास दुगने अधिसमय भत्तों की मांग करने की कोई गुंजाइश नहीं है यहां यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है की वैधानिक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के लाभ का दावा किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उक्त नियमों की पूर्ण अवहेलना की गई तथा किसी कारखाने में किए गए रोजगार व सरकारी सेवाओं में किए जाने वाले रोजगार के मध्य का भेद जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को जवाबी दवा आवेदन देते हुए ओ ए सं 428 वर्ष 2005 के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त किया गया था।
	26. न्यायाधिकरण के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा किए गए दावे पूर्ण रूप से अधिनियम 1948 की धारा 59(1) पर आधारित थे ना की वैधानिक नियमों पर।
	27. ऐसे कर्मचारी जो सिविल पद धारक नहीं है और ना ही राज्य की सिविल सेवा में पदस्थ है अपितु केवल अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासित है को सप्ताह में 6 दिन के धारा 51 के अंतर्गत साप्ताहिक घंटे की सीमा धारा 52 के अंतर्गत साप्ताहिक छुट्टियां, धारा 54 के अंतर्गत दैनिक घंटे के हिसाब से कार्य करवाया जा सकता है। सरकारी सेवाओं के विपरीत जो व्यक्ति कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन आते हैं उन्हें आवधिक वेतन आयोग द्वारा किए गए स्वतः पारिश्रमिक पुनः निर्धारण का लाभ नहीं मिलता। सिविल पद धारक व राज्य की सिविल सेवा में पदस्थ व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और इसी कारणवश उत्तरदाताओं द्वारा किए गए दावो के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय को उचित दृष्टिकोण रखते हुए यह सुनिश्चित प्रयास करने थे जो दोनों ही पक्षों के सर्वोच्च हित में हो।
	28. यह भी मान्य योग्य है की धारा 64(i) के अधीन राज्य सरकार के पास छूट देने वाले नियम बनाने का अधिकार है। और अपने इसी अधिकार का उपयोग कर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नियम 100 बनाया है जो इस प्रकार है:-
"नियम 100":-
पर्यवेक्षक पद या एक गोपनीय पद धारक व्यक्ति की परिभाषा
(i) धारा 64 के उपधारा(i) में यदि कोई व्यक्ति एक कारखाने में पर्यवेक्षक के पद पर या प्रबंधन का पद धारण करने वाला माना जाएगा तो उसे अपने दैनिक नियमित कर्तव्यों के रूप में शारीरिक श्रम या लिपिकीय कार्य करने की आवश्यकता नहीं है वे पद है:-
(i) प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधन, कार्य प्रबंधक, वह महाप्रबंधक।
(ii) विभागीय प्रमुख, सहायक विभागीय प्रमुख, यह प्रभारी या सहायक विभागीय प्रभारी
(iii) मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता, और सहायक अभियंता
(iv) मुख्य रसायनज्ञ, प्रयोगशाला प्रभारी;
(v) कार्मिक प्रबंधक, कार्मिक अधिकारी;
(vii) कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त कल्याण अधिकारी या सहायक;
(ix) सुरक्षा अधिकारी
(x) फोरमैन, चार्ज मैन, सुपरवाइजर;
(xi )कपड़ा कारखाने में नौकरी करने वाले;
(xii) प्रधान भंडारी व सहायक भंडारी;
(xiii) बॉयलर सारंग या ऐसे ब्वॉयलर अटेंडेंट जो बायलर की बैटरी के प्रभारी है वह जिन्हें केवल पर्यवेक्षी कार्य करने की आवश्यकता है;
(xiv) कोई भी अन्य व्यक्ति जो मुख्य निरीक्षक की राय में पर्यवेक्षक या प्रबंधन का पद रखता है और ऐसा उसके द्वारा लिखित में घोषित किया गया हो
	29. स्पष्ट रूप से, पर्यवेक्षक का पद नियम 100 में शामिल होने के कारण अधिनियम के अध्याय vi के प्रावधानों के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है
	30. परंतु उत्तरदाताओं का यह दावा की नियम 100 के परंतुक नियम 100(1) द्वारा नियमों में प्रदत्त छूट लागू उन पदों पर नहीं होती जहां अपने कर्तव्यों के नियमित भाग के रूप में शारीरिक श्रम या लिपिकीय कार्य करने की आवश्यकता है
	31. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या उत्तरदाताओं को अपने नियमित कर्तव्यों के अनुपालन के लिए नियमित रूप से शारीरिक श्रम की कार्य करना होता है जिसके लिए न्यायाधिकरण ने दो विपरीत ध्रुवीय अवधारणाएं दी। एक ए के  विश्वास अन्य के मामले में व दूसरा शेष बचे कर्मचारियों के मामले में। 
	32. ए सी आर(ACR) मैं निर्दिष्ट कर्तव्यों की सूची में यह दर्शित नहीं होता के उत्तरदाताओं को अपने नियमित कर्तव्यों के रूप में शारीरिक श्रम या लिपि की कार्य करना आवश्यक है।
	33. उच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारण करते समय या त्रुटि हुई है कि कुछ कार्य जैसे कि फीडर, साइड ले, डबल सीट डिटेक्टर फोटो सेल आदि में गड़बड़ी को ठीक करना जिससे सभी यंत्र सुनिश्चित रूप से सुचारू कार्य करने को शारीरिक श्रम माना। परंतु हम ऐसा नहीं मानते।
	34. किसी भी मामले में उत्तरदाताओं, जो सिविल पर धारक है या वर्ष 2006 तक की सिविल सेवाओं में थे के द्वारा अधिनियम 1948 के अध्यायvi के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त लाभों की मांग कर सकते हैं क्योंकि ऐसा सिविल सेवा पदों के नियमों का उल्लंघन करता है।
	35. बर्मा शेल भंडारण व वितरण कंपनी भारत लिमिटेड में अधिनिर्णीत न्यायाधीश पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ध्रुव मेहता द्वारा कहा गया कि इस निर्णय को प्रस्तुत मामले में किसी प्रकार से भी लागू नहीं किया जा सकता है और ऐसा इस कारण से है कि जैसा की 1947 के अधिनियम की धारा2(s) में दी गई " कामगार" की परिभाषा है जो स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षक श्रेणी के पदों को इस श्रेणी से बाहर रखती है परंतु वही ही 1948 के अधिनियम की धारा2(i) में वर्णित" कर्मचारी" ऐसे किसी विभेद की बात नहीं करती।
	36. इस अंतर को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक सारणीबद्ध रूप में साथ-साथ प्रस्तुत किया गया है
	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा2(s) में परिभाषित "कामगार"
	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा2(i) मैं परिभाषित "कर्मचारी"

	2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में जब तक की विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो,-
     
s)" कर्मचारी" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें प्रशिक्षु भी शामिल है। मैं किसी भी शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपकिय, यह पर्यवेक्षी कार्य को करने के लिए नियोजित या इनाम के लिए हो। जिसमें चाहे तो रोजगार की शर्तें स्पष्ट या विभक्षित हो और इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही जो औद्योगिक विवाद जिसमें ऐसा विषय व्यक्ति शामिल है जो निष्कासित, पदच्युत या छटनी हुआ हो या विवाद का कारण ऐसा निष्कासन, सेवा मुक्ति या छटनी हो, पर इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो:-
(i) जो वायु सेवा अधिनियम 1950(45का 1950) के अधीन हो, या सेवा अधिनियम 1950(46 का 1950) नौ सेना अधिनियम 1957(62 का 1957),या ;
(ii) जो पुलिस सेवा में या जेल में अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के रूप में कार्यरत है या;
(iii) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है;या
(iv) जो मुख्य रूप से पर्यवेक्षक क्षमता में कार्यरत हो मासिक ₹10000 से अधिक मासिक वेतन में प्राप्त करता हो अच्छी प्रकृति कार्य या तो उसके पद से जुड़े होने के कारण या फिर उसे प्रदत्व व्यक्तियों के अनुसार करता हो।
	2 व्याख्या:- इस अधिनियम में जब तक की विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो,-

1) "कामगार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सीधे या किसी संस्था द्वारा( जिसमें ठेकेदार शामिल है) प्रमुख नियोक्ता के ज्ञान या ज्ञान के बिना पारिश्रमिक के लिए या उसके बिना किसी उत्पादन प्रक्रिया, या किसी यंत्र आदि की साफ सफाई या उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए स्थान की सफाई अथवा ऐसे किसी भी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के कार्य से अनुषंगिक या जुड़ा हुआ है यह उत्पादन प्रक्रिया का विषय हो परंतु इसमें संघ के सशस्त्र बल शामिल नहीं है;



	37. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा(2) के खंड(s) का उपखंड(iv) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसलिए हम बर्मा शेल तेल भंडारण व वितरण कंपनी भारत लिमिटेड के मामले के फैसले के आधार पर अपना निष्कर्ष नहीं निकलेंगे।
	38. इसी तरह उत्तरदाताओं की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस एस देशमुख द्वारा दिए गए तर्क 1948 के अधिनियम की धारा 64(1) के परंतुक पर आधारित है और उसे 1936 के अधिनियम की धारा 1(6) के साथ पढ़े जाने से हमारा ध्यान विचलित नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से 1936 के अधिनियम की धारा 1(6) जैसा कि वह संशोधन अधिनियम 41 वर्ष 2005 जो 9. 11 .2005  को प्रभाव में आया जो इस प्रकार था और जिस पढ़ा जाए : 
1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग:-
xxx			xxx			xxx
(6) इस अधिनियम में कुछ भी देय मजदूरी पर लागू नहीं होगा जो मजदूरी अवधि के संबंध में है जो ऐसी मजदूरी अवधि पर औसत 1600 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक।
	39. परंतु इस मामले में , भारत सरकार द्वारा उनके कार्यालय आदेश दिनांकित 21. 12 .1998 मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनका मूल वेतन ₹2200 या उससे अधिक हो। इसलिए मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों को यहां पर उत्तरदाताओं पर लागू नहीं किया जा सकता और इसके अनुक्रमिक रूप में अधिनियम 1948 के धारा 64(1) के परंतुक को भी अनुपालन नहीं किया जा सकता है।
	40. इस प्रकार हम पाते हैं(i) न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सरकारी सेवा में व्यक्तियों और निजी सेवा में व्यक्तियों के बीच का भेद और वैधानिक नियमों के प्रभाव जो उत्तरदाताओं की सेवा शर्तें जीसमें अधिक घंटे कार्य करने की जिम्मेदारी भी शामिल है पर विचार नहीं किया;(ii) समान पर्यवेक्षी पदों पर आसीन व्यक्तियों के दवा निर्णय के लिए दो विपरीत ध्रुवीय तथ्य निर्धारित किया;(iii) कर्म से न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अस्थिर हैं।
	41. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सभी अपीलों को अनुमति दी जाती है उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है तथापि हम पाते हैं कि कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो गए हैं, कुछ का निधन हो गया है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी अपीलों को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अपीलों को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को दरकिनार करते हुए हम अभिलार्थियों को निर्देश देते हैं कि जिन व्यक्तियों को पहले ही भुगतान कर दिया गया था उनसे कोई वसूली नहीं करेगा। लागत पर कोई आदेश नहीं।
	लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, तो उसका निपटारा तदनुसार किया जाए.
अपीलों स्वीकार की गई । 
**Translated & vetted by SHALVIK TIWARI (ADV) Chhattisgarh.
